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जिसका उत्‍तर 19 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।
.....
सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा जल छोड़ा जाना
2709. श्री आनन्द शर्मा: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) ने सुरेन्द्रनगर, बोताड, भावनगर और अहमदाबाद जिलों को नर्मदा नदी से पानी की आपूर्ति को रोकने का निर्णय लिया है; 
(ख) 
यदि हां, तो एसएसएनएनएल द्वारा पानी की आपूर्ति रोके जाने के क्या कारण हैं; 
(ग) 
सिंचाई हेतु जल की अनुपलब्धता के कारण शीतकालीन फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव क्या-क्या हैं और इससे लगभग कितने हेक्टेयर कृषि भूमि में फसलों को नुकसान होगा या फसलें प्रभावित होंगी; और 
(घ) 
सरकार फसलों और कृषि आय में नुकसान हेतु किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क)  जी, नहीं। सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. ने सुरेन्द्र नगर, बोताड़,  भावनगर और अहमदाबाद जिलों को नर्मदा का पानी जारी करने पर रोक लगाने का निर्णय नहीं लिया है। इन जिलों को 15.03.2018 तक शीत ऋतु की फसलों के लिए जलापूर्ति की गई है। सरदार सरोवर विकास योजना के अनुसार ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए जलापूर्ति की कोई योजना नहीं है। फिर भी, घरेलू उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार जल की आपूर्ति की जा रही है।
नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) ने सरदार सरोवर तक इसकी वार्षिक उपयोग योग्य जल की मात्रा का आकलन 75 प्रतिशत निर्भरता पर 28 एमएएफ किया था। एनडब्ल्यूडीटी ने 1979 में दिए गए अपने निर्णय में लाभार्थी राज्यों के बीच नर्मदा के उपयोग योग्य जल की मात्रा का आबंटन निम्नलिखित प्रकार से किया था और प्रत्येक संबंधित राज्य को यह अधिकार दिया था कि वे अपनी आवश्यकतानुसार अपने सीमा-क्षेत्र में नर्मदा बेसिन के अंतर्गत जल उपयोग की पद्धति और लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हैं:
मध्य प्रदेश :  18.25 एमएएफ
गुजरात    :   9.00 एमएएफ
राजस्थान  :   0.50 एमएएफ
महाराष्ट्र   :   0.25 एमएएफ
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की सरदार सरोवर जलाशय विनियमन समिति दवारा नर्मदा बेसिन में उपयोग योग्य जल की मात्रा का प्रतिवर्ष आकलन किया जाता है और तद्नुसार, संबंधित राज्यों के बीच समान दर से आनुपातिक आबंटन किया जाता है।
गुजरात द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से 2016-17 के दौरान जल के उपयोग का ब्यौरा इस प्रकार हैः
	जल वर्ष          (जुलाई से जून)
	सिंचाई और अन्य प्रयोजन
	घरेलू प्रयोजन
	औद्योगिक उपयोग
	कुल जल उपयोग

	2012-13
	4.07
	1.50
	0.06
	5.63

	2013-14
	3.78
	1.46
	0.05
	5.29

	2014-15
	5.49
	1.07
	0.06
	6.62

	2015-16
	6.93
	1.48
	0.04
	8.45

	2016-17
	8.00
	1.30
	0.04
	9.34


नर्मदा बेसिन में आकलित जल का विद्युत उत्पादन, सिंचाई, घरेलू प्रयोजन और औद्योगिक उद्देश्य के लिए कुशल उपयोग किया जा रहा है।
इस वर्ष नर्मदा बेसिन में कम वर्षा के कारण सभी संबंधित राज्यों के लिए जल की उपलब्धता के लिए कमी है जो अनुमानित तौर पर 15.24 एमएएफ आकलित की गई थी, जो 75 प्रतिशत निर्भरता जल प्राप्ति की तुलना में 46 प्रतिशत कम है। गुजरात को एनडब्ल्यूडीटी द्वारा आबंटित 9.0 एमएएफ के मुकाबले वर्ष 2017-18 में 5.29 एमएएफ आबंटित किया गया है जिसे गुजरात ने नर्मदा मुख्य नहर के हेड वर्क्स से पहले ही निकाल लिया है। फिर भी, नर्मदा जल की कम उपलब्धता को देखते हुए गुजरात को अन्य संबंधित राज्यों की सहमति से न्यूनतम ड्रा डाउन लेवल के नीचे सरदार सरोवर जलाशय से जल निकासी की अनुमति दी गई है, जैसाकि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने 9 फरवरी, 2018 को अपनी 90वीं बैठक में स्वीकृति दी थी।
(ख) से (घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
*****
